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शोध सार :

गरीबी, भूख और आर्थिक-सामाजिक असमानता के विरुद्ध सबके लिए भोजन, सबके लिए स्वास्थ्य, भेदभाव रहित समतामूलक समाज के साथ सबका आर्थिक विकास ही हमारा सामाजिक जीवन लक्ष्य हो सकता है. ‘प्रत्येक मनुष्य’ का ‘समग्र विकास’ ही एक स्वस्थ्य समाज का लक्ष्य और उद्देश्य हो सकता है. सतत विकास का यही लक्ष्य है. सतत विकास, बिना रुके समाज के हर व्यक्ति को विकास के मानकों के अनुरूप विकास के समान अवसर दे कर समान स्तर पर ले कर आने के लक्ष्य और उद्देश्य के साथ सबको साथ लेकर आगे बढ़ना है. 

शिक्षा, सभी के ‘सम्यक विकास’ का आधार है.


भारत के विशेष सन्दर्भ में, एक विकासशील अर्थव्यवस्था में शिक्षा को विकास के उपकरण की तरह विकसित करने के लिए, जन-जन तक शिक्षा की उन की ज़रूरतों को उनके पास पहुँच कर पूरा करने के लिहाज से पारंपरिक शिक्षा के समानांतर, मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा एक विश्वसनीय विकल्प बन कर उभरा है जो सबके लिए शिक्षा और शिक्षा के माध्यम से सतत विकास के लक्ष्य के लिए आधार हो सकता है. यह सतत शिक्षा के लक्ष्य के लिए उपयोगी और ज़रूरी माध्यम है जो किसी भी कारण से शिक्षा की मुख्यधारा से अलग हो जाने वालों को आजीवन शिक्षा से जुड़े रहने और सतत शिक्षा के सार्थक विकल्प के साथ विकास के प्रगामी अवसर देता है.

यहाँ प्रस्तुत शोध पत्र में उच्च शिक्षा में मुक्त और दूरस्थ शिक्षा प्रणाली की भारतीय सन्दर्भ में उपयोगिता और महत्त्व पर चर्चा करते हुए देश के एकमात्र राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के विगत 15 वर्षों के कुछ महत्वपूर्ण संकेतक आंकड़ों के एक संक्षिप्त अध्ययन के माध्यम से यह समझने का प्रयास किया गया है कि मुक्त और दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के माध्यम से सामान्य जन तक उच्च शिक्षा किस प्रकार से और कहाँ तक पहुँच पायी है.  इग्नू के अध्ययन के माध्यम से यह स्पष्ट करने का प्रयास है कि सतत विकास के ग्लोबल लक्ष्य के लिए शिक्षा एक अनिवार्य आवश्यकता है और भारत जैसे देश की आबादी और ढांचागत विकास के अनुपात को दृष्टिगत रखते हुए उच्च शिक्षा क्षेत्र में मुक्त और दूरस्थ शिक्षा प्रणाली का असंदिग्ध महत्त्व है.  
· 




शोध आलेख.

संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक चिंता और लक्ष्यों में शिक्षा

संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2001 में  जब मिलेनियम डेवेलपमेंट गोल्स (एमडीजी) तय किये थे तब से 15 वर्ष का समय गुजरने के बाद एक बार फिर समूची दुनिया भर की आबादी से लेकर आबो-हवा की चिंता करते हुए 25-27 सितम्बर 2015  को संयुक्त राष्ट्र संघ मुख्यालय में दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्षों और प्रतिनिधियों ने मनुष्यों के लिए गरिमापूर्ण जीवन के उद्देश्य को लेकर नये सिरे से सतत विकास के लक्ष्य (SDG-Sustainable Development Goals) तय किये हैं. सतत विकास के जिन 17 लक्ष्यों को एसडीजी में निर्धारित किया गया है उन में पहले क्रम पर गरीबी, भूख और स्वास्थ्य जैसे बेहद बुनियादी मुद्दों के ठीक बाद सतत विकास के लिए महत्वपूर्ण लक्ष्य ‘शिक्षा’ को चौथे क्रम पर निर्धारित करने के लिए दुनिया भर के लोग सहमत हुए हैं.  माना जाना उचित है कि दुनिया भर के लोग विकास के एक बहुत ज़रूरी उपकरण की तरह ‘शिक्षा’ के महत्त्व को असंदिग्ध रूप से स्वीकार करते हैं और सहमत हैं कि ‘शिक्षा’ विकास की एक अत्यंत महत्वपूर्ण कड़ी है.  सतत विकास के वैश्विक लक्ष्यों (जीएसडी-ग्लोबल गोल्स) में  बिंदु 4 के अंतर्गत 4.1 से 4.7 तक जिन लक्ष्यों और अपेक्षाओं को शिक्षा के माध्यम से पूरा किया जाना ज़रूरी समझा गया है, उनमें लैंगिक समानता से लेकर नागरिक समझ तक वे मुद्दे शामिल हैं जिन्हें कोई भी गरिमापूर्ण मनुष्य समाज अपनी आबादी को शिक्षित कर के ही प्राप्त कर सकता है.1  Education for a sustainable Future में Sarabhai, KV लिखते हैं : “The recognition that education is a critical agent of transformation in terms of changing lifestyles, attitudes and behavior, in increasing participation in visioning and realising a sustainable world.”2 

विकास के लिए शिक्षा और भारतीय सन्दर्भ में कुछ तथ्य 

शिक्षा और विकास के सीधे रिश्ते को देखते हुए लगभग हर विकासशील देश शिक्षा पर निवेश को लेकर चिंतित और सतर्क है परन्तु फिर भी आज भी विकासशील देश अपने आंतरिक अन्य कारणों से बजट प्राथमिकतायें अपनी सीमाओं के अनुसार ही तय कर पा रहे हैं. यह कहना बहुत अनुचित नहीं होगा कि हर विकासशील देश की अलग-अलग ढांचागत आवश्यकतायें हैं और इस पर नीतिगत निर्णयों के तहत ही कार्य किया जा सकता है और किया जा रहा है. भारत जैसे देश में भी अगर शिक्षा पर व्यय की स्थिति देखी जाए तो यद्यपि कि 1951 में जहाँ यह हमारे जीडीपी का मात्र 0.64% था वह 2011 में सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के मात्र 4.05% तक ही पहुंचा है.  यद्यपि इसे भी संतोषजनक माना जा सकता है कि 60 वर्षों में शिक्षा पर व्यय 0.64% से 4.05%  तक बढ़ गया है परन्तु जब कि हम भारत में वर्तमान में दुनिया की सब से अधिक युवा आबादी देख रहे हैं तो यह समय  एक अरब पच्चीस करोड़ से अधिक मष्तिष्क और ढाई अरब हाथों को शिक्षा  और कौशल देने के लिए, शिक्षा पर, कौशल विकास पर निवेश का स्वर्णिम अवसर है. आज अगर हम ने अपने GDP का महज़ 4.05% ही शिक्षा पर व्यय किया है तो यह आवश्यकता के अनुसार बहुत पर्याप्त नहीं माना जा सकता खास कर तब जबकि वर्ल्ड बैंक के अनुसार 3 इसी वर्ष 2011 के लिए डेनमार्क में 8.5%, ब्रिट्रेन में यह 5.8 % और संयुक्त राज्य अमेरिका में उनके GDP के अनुसार 5.2 % था और अफगानिस्तान में भी हमारे 4.05% की तुलना में थोड़ा ही सही पर कुछ ज्यादा GDP का 4.1% ‘शिक्षा’ पर व्यय किया गया. 
 
व्यय की प्राथमिकता की दृष्टि से और रक्षा से लेकर कृषि विकास जैसे क्षेत्रों की ज़रूरत का तर्क देकर ये राशि बहुत अधिक मानी और सिद्ध भी की जा सकती है परन्तु यदि आप ‘शिक्षा पर’, देश के मानव संसाधन पर ‘निवेश’ की दृष्टि से देखें तो यह राशि भारत जैसे बड़ी युवा आबादी वाले देश के दृष्टिकोण से अमहत्वपूर्ण निवेश है.  मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी वर्ष  2013-14  के आंकड़ों के अनुसार देश में उच्च शिक्षा के लिए 1.3 अरब की आबादी पर कुल 712 विश्वविद्यालय और कुल 36671 महाविद्यालय हैं पर हमारी बड़ी आबादी के लिए शिक्षा के विस्तार और ढांचागत आवश्यकताओं के मुताबिक जितना ढांचागत विस्तार हमें चाहिए उस के लिए यह व्यय प्रतिशत बहुत पर्याप्त नहीं कहा जा सकता.  इस बात में यह सन्निहित है कि अगर हम अपनी आबादी के लिए समुचित शिक्षा के लिए संकल्पित हैं तो हमें अपने बहुत बड़े क्षेत्रफल और बहुत बड़ी जनसंख्या के बीच उनकी शैक्षिक ज़रूरतों के लिहाज से पारम्परिक शिक्षा के ढांचे में बहुत अधिक निवेश और विस्तार की ज़रूरत होगी.  यहाँ यह भी ध्यान देने योग्य है कि आज भी सरकारी आंकड़ों के अनुसार हम अपना छात्र-शिक्षक अनुपात देखें तो यह अब जा कर 36 के आसपास है जो अनेक विकसित देशों के 12-14 के औसत से कहीं बहुत अधिक है. ध्यातव्य है कि हम आज भी अगर उच्च शिक्षा के लिए GER (Gross Enrollment Ratio)  पर चर्चा करना चाहें, जो अक्सर ही  शोध सेमिनारों में चर्चा में रहता है, तो वह भी मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार उच्च शिक्षा क्षेत्र में जीईआर  अब तक महज़ 21.1% तक ही पहुँच सका है. 


सबके लिए शिक्षा और विकास के लक्ष्य : हमारी सीमायें और संभव विकल्प 

GER  लगभग सर्वमान्य ढंग से देश की शिक्षा और शिक्षा के माध्यम से विकास का सूचकांक है, तो फिर यदि GER और GSD  के वैश्विक लक्ष्यों को ध्यान में रख कर और विकासशील देश की अपनी आर्थिक और सामाजिक बंदिशों को देखते  हुए भी अगर हममें वैश्विक लक्ष्यों से कदम मिला कर आगे बढ़ने की ललक है तो फिर हमें अपने संसाधनों की सीमाओं के भीतर ही संसाधनों के अधिकतम सार्थक उपयोग और नये नज़रिये से सोचने और आगे बढ़ने की ज़रूरत होगी.  

सब के लिए शिक्षा के व्यापक उद्देश्य को लेकर एक नये नज़रिये पर बात भी काफी समय से होती रही है और एक बहुत बड़ी आबादी की शिक्षा की ज़रूरतों पर चर्चा करते हुए  Pandey, Dr.U.C. मुक्त और दूरस्थ शिक्षा के लिए नीति निर्णय के स्तर की चिंताओं को रेखांकित करते हुए पार्थसारथी कमीशन और माधुरी शाह कमेटी की रिपोर्ट्स को उद्धृत करते हैं :  
‘‘The Parthsarathi Commission, in its report submitted in 1971 strongly recommended for the Open University in India. The commission emphasized the need for Open University in following words.
“….In a situation of this type ,where the expansion of enrolments in Higher Education has to continue at terrific pace and where available resources in terms of men and money are limited, the obvious solution, if proper standards are to be maintained and the demand for Higher Education from different sections of people is to be met, is to adopt the Open University system with provision of Higher Education of part time or own time basis.”
In 1982, the committee appointed by Dr (Mrs) Madhuri Shah recommended for a much wider focus on Open System of education. The committee recommended in following words
“To satisfy existing thirst for knowledge as well as degrees, admission to formal courses on the basis of merit requires that opportunities for off campus studies should be created on a large scale, for a great variety of courses of high quality. We already have a number of Universities offering correspondence courses; we need to utilize and coordinate this expertise and infrastructure to create an effective system of distance learning.” 4  
इसी सन्दर्भ में Pillai, Prof.VRS लिखते हैं:  “.. .. peace, democracy, equality and good governance is sustainable development. Expanding human learning is essential to the achievement of every element in this agenda and knowledge is the path of freedom. Conventional teaching-learning methods cannot cope up with the scale of educational challenges, particularly in highly populated developing countries”5
उपलब्ध संसाधनों के भीतर ही आवश्यकता के अनुरूप यदि संसाधनों के अधिकतम दोहन (optimum utilisation) यानि न्यूनतम ढांचागत आवश्यकता के साथ अधिकतम शिक्षार्थियों तक पहुँच की दृष्टि से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में ‘मुक्त और दूरस्थ शिक्षा’ ने हमारे सामने नये आयाम  रखे हैं. BOU (British Open University)  के माडल पर 1985 में देश के पहले राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की तरह इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना ( ध्यान देने की बात है कि इग्नू यद्यपि कि पहला राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है परन्तु देश में इग्नू से कुछ समय पूर्व 1982 में आन्ध्र प्रदेश मुक्त विश्वविद्यालय स्थापित हो चुका था) संसद में एक विशेष अधिनियम के द्वारा हुई. इग्नू ने  पारम्परिक शिक्षा के समानांतर उच्च शिक्षा को उच्च गुणवत्ता किन्तु लचीले विकल्प के साथ शिक्षार्थी के द्वार तक ले जाने का जो नया प्रयोग आरम्भ किया वो बीते 30 वर्षों में अब एक सिद्ध प्रयोग और सफल विकल्प बन कर उभरा है.  वर्ष 1985 में अपनी स्थापना के कुछ ही समय बाद मात्र 4500 की बहुत छोटी सी संख्या से शुरू यह विश्वविद्यालय आज प्रतिवर्ष औसतन 4-5 लाख शिक्षार्थियों को उनकी उच्च शिक्षा की आवश्यकताओं के लिए कार्य कर रहा है. उल्लेखनीय है कि Reaching to the Unreached  इग्नू का ध्येय वाक्य और दर्शन रहा है. Khan, Prof. A.W. लिखते हैं : “.. Age old method of learning are not enough. There is clear need for ‘business-unusual’ approaches, partially in order to reach the unreached”6  इग्नू की मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा के दर्शन और उसके एक विश्वसनीय विकल्प के रूप में खड़े होने के साथ ही पिछले कुछ दिनों में नीति के तहत 14  और राज्य मुक्त विश्वविद्यालयों की भी स्थापना की गयी है जो अलग-अलग राज्यों में  कार्य कर रहे हैं. 

उल्लेखनीय है कि देश में आज देश में 712  विश्वविद्यालयों के बीच मुक्त एवं दूरस्थ व्यवस्था केवल एक केन्द्रीय मुक्त विश्वविद्यालय और 13 (तब केवल 13 ही) राज्य मुक्त विश्वविद्यालयों के साथ मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार  द्वारा वर्ष 2012-13  के अनंतिम आंकड़ों के अनुसार देश भर की उच्च शिक्षा के लिए नामांकित शिक्षार्थियों की कुल संख्या लगभग 3 करोड़ (29629022) शिक्षार्थियों में से 12% (3532730)  की हिस्सेदारी मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा के पास है.  
जब हम देश के उच्च शिक्षा के कुल शिक्षार्थियों में से मुक्त और दूरस्थ शिक्षा की हिस्सेदारी देख रहे हैं तो साथ ही यह भी देखते चलाना प्रासंगिक होगा कि देश की शिक्षा के कुल बजटीय व्यय में मुक्त और दूरस्थ शिक्षा की क्या हिस्सेदारी है?  मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा जारी व्यय रिपोर्ट (Expenditure Report) 7  के अनुसार वर्ष 2012-13 में यह देश के शिक्षा के कुल बजटीय व्यय का मात्र 0.49% और देश भर के विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा के कुल बजटीय व्यय का 2.85% मात्र था.

मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा में राष्ट्रीय स्तर पर हिस्सेदारी का यह आंकड़ा इस विकल्प के महत्त्व को स्वयं ही रेखांकित करता है. मुक्त और दूरस्थ प्रणाली ने अपने दर्शन में ही पूर्व से स्थापित और कार्यरत भौतिक और मानव संसाधन का ही अंशकालिक प्रयोग करने और अत्यल्प तथा केवल अत्यावश्यक नियमित खर्चों (least regular staff and regular expenses) के साथ नामांकन के ये आंकड़े दिये हैं.  मुक्त और दूरस्थ शिक्षा ने पारंपरिक प्रणाली के साथ और उसके समानांतर चलते हुए पर पारम्परिक शिक्षा की सीमाओं को ध्यान में रखते हुए  शिक्षा की ज़रूरत महसूस करने वाले एक बड़े वर्ग को लक्ष्य कर के अपनी पद्धति में कुछ लचीले विकल्प जैसे अनिवार्य भौतिक उपस्थिति, नियमित कक्षा, समय-सारिणी सीट संख्या जैसी बंदिशों से मुक्त किया.  अपनी जरूरत के अनुसार लचीली समय-सारणी और ‘पढ़ने की आजादी’(पाउलो फ्रेरे) दी.  मुक्त और दूरस्थ शिक्षा(ODL) ने एक सुविधाजनक विकल्प देकर उस बड़े वर्ग को संबोधित करने और शिक्षा की मुख्यधारा में फिर से जोड़ने के लक्ष्य के साथ काम आरम्भ किया जो अपनी सामाजिक-आर्थिक और अन्य विवशता के कारण, इन बंधनों से बाहर निकल कर ड्राप-आउट हो रहे थे.  यह विकल्प हमारी सामाजिक और आर्थिक स्थितियों के मद्देनज़र एक आवश्यकता था. न्यूनतम ढांचागत आवश्यकता के साथ अधिकतम पहुँच.

मुक्त और दूरस्थ शिक्षा (ODL) के सन्दर्भ में यहाँ हम मुक्त और दूरस्थ शिक्षा के प्रतिनिधि संस्थान की तरह समाज के कुछ विशिष्ट वर्गों तक शिक्षा की पहुँच संबंधी आंकड़ों का एक संक्षिप्त विश्लेषण कर के ‘शिक्षा में’ मुक्त और दूरस्थ शिक्षा की भूमिका को समझने का प्रयास करेंगे.


मुक्त और दूरस्थ शिक्षा में इग्नू की भूमिका और समाज के वंचित-उपेक्षित वर्ग तक शिक्षा की पहुँच: 

सतत विकास के लक्ष्यों (SDG) के अनुसार सारी दुनिया अपनी आधी आबादी के लिए  लैंगिक असमानता के वर्तमान व्यवहार को बदल देने के लिए संकल्पित है और समानता का अधिकार हमारी वैश्विक चिंताओं में से एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है. सतत विकास के वैश्विक लक्ष्यों में इसे लेकर पर्याप्त गंभीरता है और इसे इस तरह भी समझा जा सकता है कि एसडीजी के लक्ष्य 4  के अंतर्गत उपबिंदु 4.4 एवं 4.5 में क्रमशः शिक्षा के माध्यम से लैंगिक असमानता को खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है वहीं अगले ही उपबिंदु  में स्त्री-पुरुष के लिए लैंगिक भेदभाव के बिना सभी के लिए उत्कृष्ट शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध करने का संकल्प दुहराया गया है. 
भारतीय समाज व्यवस्था में स्त्री-पुरुष के बीच भेदभाव से उत्पन्न बहुत सी सामाजिक स्थितियां आज भी चुनौती बन कर हमारे सामने खड़ी होती हैं. शिक्षा, सब के लिए, यह लक्ष्य यद्यपि कि हमारी सामाजिक चिंताओं में रहा है और बीते दशकों में हमने इस दिशा में गंभीर प्रयास और कुछ उल्लेखनीय परिवर्तन देखे हैं.  ‘इग्नू’ के 2000 से 2015 के बीच नामांकन के आंकड़ों के अनुसार अब तक के कुल नामांकन में से महिला शिक्षार्थियों का नामांकन प्रतिशत कुल नामांकन का 40% है. यद्यपि कि इग्नू में जहाँ वर्ष 2000 में कुल 100409 पुरुष शिक्षार्थियों के बरक्स मात्र 38208 महिला शिक्षार्थियों का नामांकन हुआ वहीं 2015  में यह अनुपात बहुत तेजी से बदलते हुए  227117 पुरुष शिक्षार्थियों के विरुद्ध  191165 महिला शिक्षार्थियों के नामांकन यानि प्रति 100 पुरुष शिक्षार्थियों पर लगभग 85 महिला शिक्षार्थियों के नामांकन तक पहुँच चुका है जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के राष्ट्रीय स्तर पर प्राप्त अनुपात से भी कुछ आगे है.  
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सतत विकास के लिए शिक्षा और पारंपरिक शिक्षा के समानांतर भूमिका में मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा : डॉ.विवेक श्रीवास्तव, सहा.क्षेत्रीय निदेशक, इग्नू .
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Data source : A social category wise statistical report of IGNOU programmes from 1999-2015. By : P & D divison, IGNOU New Delhi.

यदि  मुक्त और दूरस्थ शिक्षा ने  शिक्षार्थियों को समय, स्थान की बंदिशों से आज़ाद रह कर पढ़ने और बढ़ने के लचीले विकल्प देने का नतीजा अगर आंकड़ों की तरह से देखना हो तो यह इग्नू (इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्ववद्यालय ) के विगत 15 वर्षों के नामांकन (enrollment pattern) में देखना दिलचस्प होगा जहां पुरुष नामांकन की वार्षिक औसत वृद्धि दर जहाँ महज़ 8.47% रही है वहीं महिला शिक्षार्थियों के नामांकन में औसत वार्षिक वृद्धि दर 14.30% है जो पुरुष नामांकन के लगभग दोगुने के आस-पास पहुँचती दिख रही है. 

जहाँ एक ओर वर्ष 2000 में कुल नामांकन में महिला शिक्षार्थियों की भागीदारी महज़ 27.5% थी वहीं वर्ष 2015 नामांकन में महिला शिक्षार्थियों की हिस्सेदारी 45.75% तक जा पहुंची है. सामाजिक सरोकारों के लिए शिक्षा अगर एक महत्वपूर्ण उपकरण है तो उसके साथ ही हमें मानना होगा कि इन आंकड़ों के मायने समाज में महिलाओं की बदलती स्थिति और बदलती तस्वीर के बायस हैं जो गंभीर सकारात्मक संकेत हैं.

इग्नू के  नामांकन के विगत वर्षों के आंकड़ों में एक अन्य दिलचस्प तथ्य जो ध्यान देने योग्य है कि जो महिलायें इग्नू में विगत 2000 से 2015  के बीच नामांकित हुई हैं उनमें से 30.44% महिलायें परास्नातक उपाधि  (Masters Degree)  के लिए आगे आई हैं, जबकि इसी अवधि के बीच पुरुषों के कुल नामांकन में से 24.43% परास्नातक अध्ययन (Masters Degree)  के लिए और 50.32% पुरुष शिक्षार्थी स्नातक उपाधि के लिए नामांकित हुए. 

[image: ]मुक्त और दूरस्थ शिक्षा ने शिक्षा को (शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ने की ललक रखने वाले)  हजारों-लाखों लोगों के लिए एक भूल-छूटा स्वप्न बन जाने से बचा कर लोगों को पुनः अपना स्वप्न जीने का अवसर दिया है.  सामाजिक-आर्थिक विवशताओं या अन्य कारणों से जो लोग कभी पढ़ने-लिखने की धारा से अलग कट कर नौकरी-व्यवसाय में लग गए और पढ़ना-लिखना पीछे छोड़ आये, ऐसे लोगों को मुक्त और दूरस्थ शिक्षा ने बड़ी संख्या में फिर से पढ़ने और बढ़ने की ओर आकृष्ट किया है. उम्र बीत जाने, समय गुज़र जाने के जुमलों और पारंपरिक शिक्षा की तमाम औपचारिक सीमाओं से आगे बढ़ कर मुक्त और दूरस्थ शिक्षा ने विगत तीन दशकों में लाखों ऐसे लोगों के सपनों में फिर से  रंग भरा है. 
 Data source : A social category wise statistical report of IGNOU programmes from 1999-2015. By : P & D divison, IGNOU New Delhi

आंकड़ों की भाषा में कहें तो वर्ष 2000 से 2015 के बीच बीते 15 वर्षों में केवल इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में लगभग 1345000  ऐसे शिक्षार्थियों ने प्रवेश लिया जो प्रवेश के समय अपनी सामाजिक जिम्मेदारी और आर्थिक दबावों से जूझने के लिए नौकरी कर रहे थे या व्यवसाय में थे. जहाँ वर्ष 2000 में ऐसे शिक्षार्थियों की संख्या मात्र 49760 थी वहीं 2015  में यह संख्या 113428 थी. इस नामांकन में थोड़ा उतार-चढाव तो आता-जाता रहा है परन्तु वर्ष 2011 में रोज़गार में रहते हुए अपना अध्ययन आगे जारी रखने वाले शिक्षार्थियों की यह संख्या अपने सर्वोच्च स्तर 141451 तक पहुँच चुकी है. यह आंकड़े  यह स्पष्ट करने के पर्याप्त प्रमाण माने जा सकते हैं कि पारम्परिक शिक्षा प्रणाली से बाहर भी आजीवन शिक्षा की ज़रूरत को पूरा करने के लिए लोग मुक्त और दूरस्थ प्रणाली के माध्यम पर भरोसा कर के अपनी योग्यता और कौशल विकास के लिए सतत शिक्षा के माध्यम से सतत विकास के सहचर हैं. 

सामाजिक समरसता, समाज में सबका साथ-सबका विकास एक आदर्श है. समाज के हर वंचित वर्ग को सबके साथ विकास की मुख्य धारा में ले आना और सब के साथ आगे बढ़ना ही सतत विकास की एक सामान्य और ज़रूरी समझ है और इस वर्ग को मुख्य धारा में लेकर आने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका शिक्षा की है. जब हम बार-बार इग्नू के लक्ष्य वाक्य reaching to the unreached का ज़िक्र करते हैं तो हम देखते हैं कि इस दृष्टि से इग्नू ने जिसे हम मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा का एक प्रतिनिधि संस्थान मान कर बात करें तो इग्नू की सामाजिक वर्गों के लिए तैयार रिपोर्ट के अनुसार 1999 से 2015 के बीच जहाँ अनुसूचित जाति के शिक्षार्थियों के नामांकन की औसत वृद्धि दर प्रतिवर्ष 12.86% है, वहीं अनुसूचित जनजाति संवर्ग के शिक्षार्थियों के लिए विगत 17 वर्षों के दौरान नामांकन की वार्षिक औसत वृद्धि 22.07% है. वर्ष 1999 में जहाँ 4679 अनुसूचित जनजाति संवर्ग के छात्र नामांकित हुए वहीं 2015 में यह संख्या लगभग 40000 तक पहुँचती है जो दूरस्थ और मुक्त शिक्षा के ज़मीनी स्तर पर पहुँच कर विकास के लिए हर वर्ग को साथ ले कर आगे बढ़ने के संकल्प और भूमिका को सिद्ध करता है. 

सतत विकास के लिए शिक्षा और शिक्षा के लिए मुक्त और दूरस्थ शिक्षा को निचले ज़मीनी स्तर तक ले कर जाने, और पुनरावृति क्षम्य मानी जा सके तो कहना होगा कि reaching to the unreached  के ध्येय को ध्यान में रख कर और राष्ट्रीय विकास के लक्ष्य की दृष्टि से एक और बहुत महत्वपूर्ण तथ्य इग्नू द्वारा विगत दिनों जारी रिपोर्ट (A social category wise statistical report of IGNOU programmes from 1999-2015)  के आंकड़ों के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि इग्नू ने विगत 30 वर्षों के भीतर न सिर्फ नगरीय आबादी के शिक्षार्थियों की शैक्षिक समृद्धि के लिए काम किया है बल्कि आवश्यकता की दृष्टि से महत्वपूर्ण ग्रामीण क्षेत्रों तक अपनी बेहतर पहुँच सुनिश्चित की है. विगत 17 वर्षों के उपलब्ध आंकड़ों के अनुससार 1999 में जहाँ मात्र 18329 शिक्षार्थी ग्रामीण क्षेत्रों से नामांकित हुए थे और 83504 शहरी क्षेत्रों से थे और ग्रामीण शिक्षार्थियों और शहरी शिक्षार्थियों का अनुपात  1 : 5.5  के लगभग था.  वहीं 2015  में यह अनुपात 1 : 1.38 के स्तर तक आ गया है जो स्वयं व्याख्यात्मक है और नये अर्थ देता है.  IGNOU की रिपोर्ट स्पष्ट ढंग से कहती है : “The growth percentage of the learners belonging to urban areas over the last seventeen years is about 6.51%. Compared to the urban areas the overall growth percentage of the learners belonging to rural areas from 1999 to 2015, is about 17%” (Ch. 1 : Highlights & Factsheets).8 

शहरी क्षेत्रों के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में इग्नू के माध्यम से शिक्षा की पहुँच का यह विस्तार बहुत मायने रखता है. यह स्पष्ट करता है कि आधारभूत संरचना के अभाव में या पाम्परिक शिक्षा की उन तक पहुँच के इंतज़ार में ठहरी  ग्रामीण आबादी तक मुक्त और दूरस्थ शिक्षा ने बहुत तेजी से न सिर्फ पहुँच सुनिश्चित की है बल्कि यह समग्र विकास के लिए अनिवार्यतः सब को साथ ले कर चलने की दिशा में एक बड़ा और महत्वपूर्ण कदम है.     


अंततः 

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के उपर्युक्त आंकड़ों के माध्यम से यहाँ महज प्रयास इतना है कि यह स्पष्ट किया जा सके कि जहाँ एक ओर हम दुनिया की बहुत बड़ी जनसंख्या वाले लोकतंत्रात्मक गणराज्य हैं और लोककल्याणकारी राज्य की तरह और सभ्य मनुष्य संस्कृति की तरह जहाँ हमारे प्राथमिक संघर्ष हमारे आस-पास के साथ मिल कर आगे बढ़ने के हैं, सतत विकास के हैं तो न सिर्फ ज्ञान की शाखाओं के विस्तार के लिए बल्कि सामाजिक समानता के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण उपकरण है.  इन आंकड़ों की बिनाह पर कोई बड़ी बात कहने से ज्यादा उद्देश्य यह है कि पारंपरिक ढांचे में पारम्परिक शिक्षा के ढांचे के समानांतर हमने इस बीच एक विश्वसनीय विकल्प को उभरते हुए देखा है. मुक्त और दूरस्थ शिक्षा के समर्थन में ऊपर दिये सकल नामांकन और व्यय, बजट के आंकड़ों के विरुद्ध दूरस्थ शिक्षा की तुलना के लिए मूत एवं दूरस्थ शिक्षा के  अकेले केन्द्रीय विश्वविद्यालय इग्नू से लिए गए हैं जो  दरअसल मुक्त और दूरस्थ शिक्षा की महत्ता और अहमियत को सामने रखने की महज़ प्रस्तावना ही हैं. इसके अतिरिक्त भी देश भर में 14 अन्य मुक्त विश्वविद्यालय कार्यरत हैं. इस संक्षिप्त अध्ययन की प्रस्तावना के साथ अपेक्षा है कि शिक्षा के माध्यम से सतत विकास के लिए समाज के निचले और पिछड़े वर्ग तक शिक्षा की पहुँच सुनिश्चित करने के लिए मुक्त और दूरस्थ शिक्षा के विकास पर और अधिक ध्यान दिया जाना और उसकी ताकत, पहुँच और अहमियत को सही सन्दर्भों में पहचाना जाना आवश्यक और उचित है.  सतत विकास के लिए शिक्षा के वृहत्तर लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में औपचारिक और पारम्परिक शिक्षा के समानांतर मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका को सही सन्दर्भों में पहचान कर इसे मज़बूत किया जाना चाहिए और हर उस शिक्षार्थी तक पहुंचाना और पहुंचना चाहिए जो हमारी आने वाली पीढ़ियों के बीच की विकास की कड़ी है और सतत विकास के सूत्रधार भी.
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